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बिल का साराांश 
सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशों की सखं्या) सशंोधन बिल, 2026
 सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन 

बिल, 2026 को 20 जुलाई, 2026 को लोकसभा में 
पेश ककया गया। यह बिल 16 मई, 2026 को जारी 
सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन 
अध्यादेश, 2026 का स्थान लेने का प्रयास करता 
है। यह सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) 
एक्ट, 1956 में सशंोधन करता है। 

 न्यायाधीशों की सांख्या में वदृ्धध: बिल सर्वोच्च 
न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या (भारत के 
मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर) को 33 से िढाकर 
37 करन ेका प्रयास करता है।

डिस््लेमर: प्रस्तुत ररपोटट आपके समक्ष सूचना प्रदान करने के ललए प्रस्तुत की गई है। पीआरएस लेजजसलेटटर्व ररसचट (पीआरएस) के नाम उल्लेख के साथ इस 
ररपोटट का पूर्ट रूपेर् या आंलशक रूप से गैर व्यार्वसाययक उद्देश्य के ललए पुनःप्रयोग या पुनर्र्वटतरर् ककया जा सकता है। ररपोटट में प्रस्तुत र्र्वचार के ललए अंततः 
लेखक या लेखखका उत्तरदायी हैं। यद्यर्प पीआरएस र्र्वश्र्वसनीय और व्यापक सूचना का प्रयोग करने का हर संभर्व प्रयास करता है ककंतु पीआरएस दार्वा नहीं करता 
कक प्रस्तुत ररपोटट की सामग्री सही या पूर्ट है। पीआरएस एक स्र्वतंत्र, अलाभकारी समूह है। ररपोटट को इसे प्राप्त करने र्वाले व्यजक्तयों के उद्देश्यों अथर्वा र्र्वचारों से 
यनरपेक्ष होकर तैयार ककया गया है। यह सारांश मूल रूप से अंगे्रजी में तैयार ककया गया था। टहदंी रूपांतरर् में ककसी भी प्रकार की अस्पष्टता की जस्थयत में 
अंगे्रजी के मूल सारांश से इसकी पुजष्ट की जा सकती है। 
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